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16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्‍न
गोदामों का इष्टतम उपयोग
1173. डा0 नज़मा ए0 हेपतुल्ला: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकारी एजेन्सियों के स्वामित्व वाले कुछ गोदामों की पूरी क्षमता और संभावना का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भंडारण क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अपने गोदाम देने की पेशकश की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (घ): दिनांक 30.6.2013 की स्‍थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 391.79 लाख टन भंडारण क्षमता (अपनी और किराए की) उपलब्‍ध थी। अपनी और किराए की भंडारण क्षमता तथा उनके क्षमता उपयोग प्रतिशत (औसत) (जून, 2013 के लिए) का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-

	दिनांक 30.6.2013 की स्‍थिति के अनुसार
	अपनी 
	 किराए की
	जोड़

	क्षमता
	156.33
	235.46
	391.79

	स्‍टाक
	113.50
	216.07
	329.57

	उपयोग का प्रतिशत
	73% 
	92% 
	84% 


तथापि, प्रभावी क्षमता उपयोग 87% था, क्‍योंकि कुछ क्षमताओं की मरम्‍मत की जा रही थी और उपयोग करने योग्‍य नहीं थीं। 
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जिन प्रचालनात्‍मक कठिनाइयों के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम कार्य करता है, उन्‍हें ध्‍यान में रखते हुए, औद्योगिक लागत और मूल्‍य ब्‍यूरो ने गोदामों हेतु 75% का भंडारण क्षमता उपयोग मानदण्‍ड निर्धारित किया है। तथापि, भंडारण क्षमता का बेहतर उपयोग करने तथा उच्‍च स्‍टाक स्‍तर को ध्‍यान में रखते हुए 80% के क्षमता उपयोग को अनुकूलतम बेंचमार्क माना गया है। स्‍टाक स्‍तरों के अनुसार क्षमता उपयोग प्राय: 80% से अधिक रहा है। मई, 2013 के लिए प्रभावी क्षमता उपयोग 83% तथा जून, 2013 के लिए 87% था। 
विगत 3 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास भंडारण क्षमता के औसत वार्षिक उपयोग का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-

	वर्ष
	औसत प्रतिशत उपयोग

	2011-12
	80% 

	2012-13
	82% 

	2013-14(जून 2013 तक)
	80% 


भारतीय खाद्य निगम अपनी आवश्‍यकता के अनुसार केंद्रीय भंडारण निगम, राज्‍य भंडारण निगमों राज्‍य सरकार की एजेंसियों तथा निजी पार्टियों से भी भंडारण क्षमता किराए पर लेता है जो खरीद के स्तर, बफर स्‍टाक तथा खपत वाले राज्‍यों की पीडीएस आवश्‍यकताओं पर निर्भर करता है। भंडारण क्षमताओं को किराए पर लेते समय केंद्रीय भंडारण निगम/राज्‍य भंडारण निगमों तथा राज्‍य सरकार की एजेंसियों को वरीयता दी जाती है। केंद्रीय भंडारण निगम प्रत्‍येक माह अपने रिक्‍त भंडारण स्‍थान की पेशकश भारतीय खाद्य निगम को करता है जिसे फील्‍ड अधिकारियों द्वारा उसकी आवश्‍यकता तथा भंडारण उपयुक्‍तता के आकलन के उपरांत किराए पर ले लिया जाता है। 
केंद्रीय भंडारण निगम, राज्‍य भंडारण निगमों और राज्‍य एजेंसियों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर ली गई भंडारण क्षमता का उपयोग जून, 2013 माह के दौरान क्रमश: 90%, 89% और 92% था। 
किराए पर ली गई क्षमता के अपने फायदे हैं जैसे-विभिन्‍न प्रकार की हैंडलिंग  और अनुकूलतम प्रशासनिक/ऊपरि लागत; प्रचालनात्‍मक सहजता, क्‍योंकि आवश्‍यकता न पड़ने पर इसे किराए से हटाया जा सकता है। इसके परिणामस्‍वरूप प्रतिशत उपयोग अनुकूलतम होता है।
******
